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दिनांक 23/25 फरवरी, 1985 
सं ० मो ० वि ० / रोहतक / 1 47-84 / 6944. ~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मं . प्रशमा नगरपालिप . रोहतक , 
के श्रमिक श्री दलीप सिंह तरा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिमित मामले में कोई मोद्योगिक 
विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


-- 


: 470 


इसलिए, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के मुण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- 11/703457 , दिनांक 6 नवम्बर , 
1970 के 

साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3854- ए . एस . प्रो .( ई ) श्रम -70/1 3.48. दिनांक 8 मई . 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय . रोहतक को विवादास्त या उससे मसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा धमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या 
विवार से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


. 


क्या श्री दलीप सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि . सोनीपत/ 237-84/ 6951.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. एम . के. गलाग इण्डस्ट्रीज , 
प्रा . लि ., जी . टी . रोड , सानीपत के श्रमिक श्री महेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इममें इसके बाद लिखित मामले में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझने है ; 

इसलिए, पब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप -धारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 41 
भक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5641-1 - श्रम - 01-257.5, दिनांक 
नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3664 - ए. एस.ओ.( ई)-श्रम / 70/ 1348, दिनांक " मई , 1970 द्वारा 
उस्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उवर प्रबन्धकों तथा धमिक के बीच या तो वियादग्रस्त मामला है या त विदा 
में सुसंगत या संबंधित मामला है : -- 

क्या श्री महेन्द्र सिंह को सेवाओं का समापन न्यायोचित तवा ठोक है? यदि नहीं , तो वह किम राहल का हकदार है ? 

६० पो ०वि ०/ सोनीपत/ 236-84/ 6956.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि गोड़ पोलो फिब . एम/ 16 इण्डस्ट्रीयल 
एरिया- सोनीपत , के अमिक श्री सूबे सिंह उसके प्रबलाकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
पोचोगिक विवाद है ; 


तथा 


भोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, पब , मोद्योगिक विवाद मधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 श्रम / 70/ 3257:: , दिनांक 6 नवम्बर, 1970 
के साथ पठित सरकारी अधिसुचना सं . 3864-7. गग प्रो .(ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
पारा 7 के अधीन गठित धम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुरमत या संबंधित मामला है : 


स्था श्री सूबे सिंह की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं.मो. वि ./ रोहतक 145-84/ 6965.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० प्रशासक नगरपालिका , रोहतक 
के श्रमिक श्री चन्द्रपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 
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इसलिए, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी प्रधि सूचना सं . 9541 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 
। नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 -ए. एस.ओ.( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा 
31 प्रवेनिम को गरा 7 के प्रयोग गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे ससंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से 
मुसंगत या संबंधित मामला है 


क्या थी चन्द्रपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 


दिनांक 28 फरवरी, 1985 


- 


सं . प्रो . वि ./ रोहा / 8-85/ 750 2...- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . मोहन स्पीनिंग मिल , 
रोहतक . के थमिक श्री रमेश चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना पांछनीय समझते है ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 964 1-1-अम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 
को साथ पठित मरकामा अधिसूचना सं ० 3664-ए-एस . प्रो . ( ई) श्रम -70 /1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उन्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्याय 
निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या 
संबंधित मामला है 

क्या श्री रमेश चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . मो.वि./ रोहतक / 5-85/ 7509 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मोहन स्पीनिंग मिल , रोहतक, के श्रमिक 
श्री जगदीश चन्द्र तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

भोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रब , मौयोपिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचमा सं 9641-1- श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 
के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864-ए- एस. प्रो . ( ई ) श्रम-70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा 
संबंधित मामला है : 

क्या श्री जगदीश चन्द्र की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . मो . वि./ मोनीपत/ 2 46-84/ 7545.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. गोल्डी हाई सैक्स पोलटरी 
फार्म लि . , बैगा गन्नौर ( सोनीपत ) . के श्रमिक श्री कर्मवीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए, प्रब, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम / 70/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 

साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए-एस . प्रो . ( ई ) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई , 1970 
द्वारा उपत अधिनियम की धारा 7 मधीन गठिर श्रम न्यायालय , रोहतः , को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या 
उक्त विवाद से सुसंगत भगवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री पार्मवीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


1970 


